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22 दिसम्‍बर, 2017 को उत्‍तरार्थ
विषय: किसानों की आय सुरक्षा के लिए बजटीय प्रावधान
838. श्री राजीव शुक्लः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या देश के किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव है और इसके लिए बजट में प्रावधान किए गए हो; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? 
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला) 
(क) एवं (ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार की कार्यनीति कृषि को व्‍यवहार्य बनाकर किसानों के कल्‍याण पर केंद्रित है। कृषि व्‍यवहार्यता तभी संभव होगी, जब कृषि की लागत कम होगी, कृषि की प्रति इकाई उपज में बढ़ोतरी होगी तथा किसानों को उनके उत्‍पादों का लाभप्रद मूल्‍य प्राप्‍त होगा। सरकार उत्‍पादन केंद्रित मंच से किसानों की आय केंद्रित मंच की ओर जाने के लिए अपने हस्‍तक्षेपों का दिशा परिवर्तन कर रही है। किसानों के लिए निवल सकारात्‍मक प्रतिफल प्राप्‍त करने के लिए मुख्‍य रूप से निम्‍नलिखित योजनाएं प्रोत्‍साहित एवं कार्यान्‍वित की जा रही है अर्थात् मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड (एसएचसी) योजना; नीम कोटेड यूरिया (एनसीयू); प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई); परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई); राष्‍ट्रीय कृषि मंडी स्‍कीम (ई-एनएएम); प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई); राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम); समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच); राष्‍ट्रीय तिलहन एवं आयलपाम मिशन (एनएमओओपी); राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए); राष्‍ट्रीय कृषि विस्‍तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएइटी) और राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)। इन सभी योजनाओं का कार्यान्‍वयन कृषि उत्‍पादन और उत्‍पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है जिससे किसानों की आय सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। 

इसके अलावा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर खरीफ एवं रबी दोनों फसलों के लिए भी न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) अधिसूचित किए जाते हैं। आयोग लागत खेती डाटा का संकलन एवं विश्‍लेषण करता है और एमएसपी की सिफारिश करता है। देश में दलहनों एवं तिलहनों की खेती को प्रोत्‍साहित करने के लिए अनुमोदित एमएसपी के अलावा सरकार ने खरीफ 2017-18 के लिए बोनस की घोषणा की है । सरकार ने पिछले वर्ष भी दलहनों और तिलहनों के मामले में एमएसपी के अलावा बोनस दिया था। 

सरकार अपनी ‘एमएसपी प्रचालनों’ के तहत गेहूं एवं धान की भी खरीद करती है। इसके अलावा, सरकार राज्‍यों/संघ राज्‍य सरकार के आग्रह पर न्‍यूनतम मूल्य समर्थन योजना के तहत कवर नहीं किए गए कृषि एवं बागवानी जिन्‍सों की खरीद के लिए मंडी हस्‍तक्षेप योजना (एमआईएस) का कार्यान्‍वयन करती है। बंपर फसल होने पर जब मूल्‍य आर्थिक स्‍तर/उत्‍पादन लागत के नीचे आ जाते हैं तब ऐसे जिन्‍सों के उत्‍पादकों को मजबूरी वश बिक्री से रोकने के लिए एमआईएस का कार्यान्‍वयन किया जाता है। 
*****
